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विषय:
कृषि क्षेत्र हेतु अवसंरचनात्मक सहायता तथा  सस्ते ऋण
481.
श्री के॰ आर॰ अर्जुननः 
क्या कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे  किः
(क) क्या यह सच है कि कृषि क्षेत्र को अस्थायी ऋण माफी तथा निःशुल्क विद्युत आपूर्ति के बजाए दीर्घकालिक समाधानों की आवश्यकता है;

(ख) क्या यह भी सच है कि विकास में वृद्धि करने हेतु कृषि क्षेत्र को अवसंरचनात्मक सहायता तथा सस्ते ऋण की आवश्यकता है;

(ग) क्या यह भी सच है कि कृषि अलाभप्रद होती जा रही है तथा लोग खेती के कार्य को छोड़कर शहरी क्षेत्रों में प्रवास कर रहे हैं; और
(घ) यदि हां, तो इस स्थिति से बचने के लिए सरकार द्वारा किन-किन कदमों को उठाए जाने का विचार है? 
उत्‍तर
कृषि एवं किसान कल्‍याण मंत्रालय में राज्‍य मंत्री (श्री परषोत्‍तम रूपाला)
(क) एवं (ख): चूंकि कृषि, राज्य का विषय है, राज्य सरकारें भावी योजनाएं तैयार करती हैं तथा कार्यक्रमों/योजनाओं का प्रभावी कार्यान्वयन सुनिश्चित करती हैं। भारत सरकार विभिन्न योजनाओं/कार्यक्रमों के माध्यम से राज्य सरकारों के प्रयासों में भी सहायता करती है। 

राज्य सरकारें अपनी वार्षिक कार्य योजनाओं के माध्यम से अवसंरचनात्मक सहायता को सुदृढ़ बनाती है। समेकित बागवानी विकास मिशन (एमआईडीएच), राष्ट्रीय कृषि विकास योजना (आरकेवीवाई), परंपरागत कृषि विकास योजना (पीकेवीवाई), कृषि मंडी अवसंरचना योजना (एएमआई) आदि के अंतर्गत सहायता प्रदान की जा रही है। 

इसके अतिरिक्त, ऋण का बोझ कम करने तथा किसानों के लिए संस्थागत ऋण की उपलब्धता में वृद्धि करने के लिए केंद्र सरकार द्वारा निम्नलिखित प्रमुख पहलें की गई हैं;
· किसानों को कम ब्याज दर पर कृषि ऋण की उपलब्धता सुनिश्चित करने के दृष्टिकोण से, सरकार ब्याज छूट योजना (आईएसएस) का कार्यान्वयन कर रही है। आईएसएस के अंतर्गत सरकार तत्काल भुगतान करने वाले किसानों को 9 प्रतिशत की सामान्य उधार दर की तुलना में 4 प्रतिशत प्रति वर्ष की प्रभावी ब्याज दर पर एक वर्ष की अवधि के लिए 3 लाख रुपए तक लघु आवधिक फसल ऋण उपलब्ध कराने के लिए ब्याज छूट योजना का कार्यान्वयन कर रही है। इसके अलावा, कुछ राज्य सरकारें वास्तव में अतिरिक्त ब्याज छूट भी प्रदान करती हैं जिससे लघु आवधिक फसल ऋणों पर प्रभावी ब्याज शून्य हो जाता है। 
· सरकार कृषि क्षेत्र के लिए ऋण प्रवाह का वार्षिक लक्ष्य निर्धारित करती है। बैंकों की उपलब्धि वार्षिक लक्ष्य से लगातार अधिक रही है। वर्तमान वर्ष का कृषि ऋण प्रवाह लक्ष्य 11 लाख करोड़ रुपए निर्धारित किया गया है।
(ग) एवं (घ): सरकार का लक्ष्य वर्ष 2022 तक किसानों की आय को दोगुना करना है। इस लक्ष्य प्राप्त करने के लिए, कृषि, सहकारिता एवं किसान कल्याण विभाग ने कई उपाय किए हैं। सरकार का लक्ष्य शुद्ध उत्पादन केंद्रित दृष्टिकोण के अलावा आय-केंद्रितता पर ध्यान केंद्रित करके कृषि क्षेत्र को पुनर्गठित करना है। इसलिए विभाग इस उद्देश्य को पूरा करने के लिए उत्पादन एवं उत्पादकता में वृद्धि करने एवं संपूर्ण क्षेत्र का विकास करने के प्रयोजन इस प्रकार हैं- मृदा स्वास्थ्य कार्ड (एसएचसी) योजना, नीम लेपित यूरिया, परम्परागत कृषि विकास योजना (पीकेवीवाई), प्रधान मंत्री कृषि सिंचाई योजना (पीएमकेएसवाई), राष्ट्रीय कृषि मंडी योजना (ई-नाम) और प्रधान मंत्री फसल बीमा योजना (पीएमएफबीवाई), प्रधान मंत्री अन्नदाता आय संरक्षण अभियान (पीएम-आशा), ब्याज छूट योजना और किसान क्रेडिट कार्ड योजनाएं जैसी विभिन्न योजनाओं का कार्यान्वयन कर रहा है। सरकार विभिन्न केंद्रीय प्रायोजित योजनाओं अर्थात् राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन (एनएफएसएम); समेकित बागवानी विकास मिशन (एमआईडीएच); राष्ट्रीय तिलहन और ऑयलपाम मिशन (एनएमओओपी); राष्ट्रीय सतत कृषि मिशन (एनएमएसए); राष्ट्रीय कृषि विस्तार और प्रौद्योगिकी मिशन (एनएमएईटी) और राष्ट्रीय कृषि विकास योजना (आरकेवीवाई) का भी कार्यान्वयन कर रही है।
इसके अतिरिक्त, सरकार ने विभिन्न कृषि जिंसों के एमएसपी में निरंतर वृद्धि की है जिससे किसानों को फसलों की खेती के अंतर्गत अधिक क्षेत्र शामिल करने तथा उत्पादकता में वृद्धि करने के लिए निवेश करने के लिए प्रोत्साहित किया जा सके। किसानों की आय में वृद्धि करने के लिए सरकार ने वर्ष 2018-19 मौसम के लिए सभी खरीफ फसलों के न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) में वृद्धि की है। सरकार का यह निर्णय ऐतिहासिक है क्‍योंकि इससे केन्‍द्रीय बजट 2018-19 में घोषित उत्‍पादन लागत के कम से कम 150 प्रतिशत एमएसपी निर्धारित करने के पूर्व निर्धारित सिद्धांत के वादे की पूर्ति हुई।
********
